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अध्याय 1

परिचय

पृष्ठभूमि
राजस्थान राज्य का निर्माण 19 देशी राज्यों व 3 ठिकानों के विलय के

परिणामस्वरूप 30 मार्च, 1949 को हुआ। प्रसंविदातगत राज्यों का

प्रशासन नये राज्य द्वारा 7 अप्रैल, 1949 को सम्हाला गया। जयपुर के

हिज हाईनेस सर सवाई मान सिंह ने राजस्थान के राजप्रमुख के रूप

में तथा कोटा के सर भीम सिंह ने 30 मार्च, 1949 को उप राजप्रमुख
के पद का कार्यभार ग्रहण किया। 14 अप्रैल, 1949 को उदयपुर के

महाराजाधिराज महाराणा सर भूपाल सिंह साहिब बहादुर ने राज्य के
महाराज प्रमुख के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान राज्य

बनने के परिणामस्वरूप नये राज्य में एकीकृत प्रशासनिक पद्धति

प्रारम्भ की गयी जिसके तहत प्रत्येक विभाग की एकीकृत व्यवस्था के

लिये प्रस्ताव तैयार किये गये, समितियों का गठन किया गया, तदर्थ

आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारम्भ की गयी, विभिन्न सेवाओं
और विभागों की एकीकृत व्यवस्था में स्थायी रूप से अतलयित किये

जाने के लिए कर्मचारियों के चयन हेतु नियम बनाने का कार्य प्रारम्भ

किया गया। नये राज्य में एकीकृत प्रशासनिक पद्धति चालू करने के

प्रस्ताव तैयार किये गये। 28 मई, 1949 को अधिसूचना जारी कर एक

समिति गठित की गयी। सितम्बर, 1949 से जून, 1950 के मध्य प्रत्येक

विभाग के एकीकृत व्यवस्था के आदेश जारी किये गये। अगस्त, 1950
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और मई, 1951 के मध्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए संस्थायी आधार पर

कर्मचारियों के चयन करने का कार्य पूरा किया गया। एकीकरण की
प्रक्रिया में उन समस्त सरकारी कर्मचारियों को, जिनकी 1 मई, 1949

को आयु 55 वर्ष की हो गयी थी व जिन्होंनें 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा

पूर्ण कर ली थी, सेवानिवृत्त कर दिया गया। विभिन्न विभागों की

एकीकृत व्यवस्था को अन्तिम रूप देने के फलस्वरूप बहुत से सरकारी

कर्मचारी बेशी हो गये जिन्हें एकीकृत व्यवस्था नियुक्ति के लिये
अनुपयुक्त पाया गया। उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया गया या अन्य

सेवाओं में अन्तर्लयित कर लिया गया। राज्य सरकार ने विभिन्न

विभागों के एक ही प्रकार के कर्मचारियों के वेतनमान निश्चित करने

के लिये अधिसूचना क्रमांक 112/जी.डी.आईसी दिनांक 10 मई, 1949
द्वारा एक समिति नियुक्त की जिसमें मुख्य सचिव व सदस्य सचिव के

रूप में महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को शामिल किया गया। इस

समिति की सिफारिशों के आधार पर एकीकृत वेतनमान दिनांक

1 अप्रैल, 1950 से लागू किये गये। जो राजस्थान सिविल सेवाएं

(वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950 कहलाये।

सेवा नियमों का संवैधानिक आधार

इसी बीच, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (Proviso)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के तत्कालीन

राजप्रमुख ने 23 मार्च, 1951 को नियम प्रसारित किये जो राजस्थान
सेवा नियम कहलाते है। इस प्रकार, ये नियम संवैधानिक है जो वित्त

विभाग, राजस्थान ने जारी किये है।

राजस्थान सेवा नियम, खण्ड 1 के भाग I अध्याय 1 के नियम 1 के

अनुसार ये नियम 1 अप्रैल, 1951 से प्रभावशील किये गये लेकिन
दिनांक 1 अप्रैल, 1951 को अवकाश पर रहे कर्मचारियों पर ये नियम

उनके अवकाश से लौटने की तारीख से प्रभावशील किये गये है।

(वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ.35 (2)आर 52 दिनांक

11 मार्च, 1953)
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नियम 2 के अनुसार राजस्थान सेवा नियम निम्नलिखित पर लागू किये
गये है:

(अ) वे सभी व्यक्ति जो 7 अप्रैल, 1949 को या उसके बाद राजस्थान

सरकार के अधीन अथवा उसके विभागों में नियुक्त किये गये है,

(ब) प्रसंविदा करने वाले राज्यों के एकीकरण के फलस्वरूप ऐसे पदों
या सेवाओं में 7 अप्रैल, 1949 को अथवा उसके बाद नियुक्त

किये गये सभी व्यक्ति, एवं

(स) वे व्यक्ति जिन्हें भूतपूर्व देशी राज्यों में अनुबंध के आधार पर रखा

गया था और जिनके अनुबंधों में सेवा संबंधी मामलों का उल्लेख
नहीं था।

परन्तु ये नियम निम्नलिखित पर लागू नहीं किये गये है:

(1) केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों से राजस्थान सरकार

के अधीन विभागों में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ।

उनके लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 229(2) व अनुच्छेद

238 के साथ सहपठित पृथक से नियम बनाये जा सकते है।

किन्तु विधि विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 34 (2) न्याय 51 दिनांक

29 मई, 1951 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से

राज्य सरकार ने इन्हीं नियमों को दिनांक 1 अप्रैल, 1951 से

उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी कर

दिया है।

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य जिनकी

सेवा शर्तों का नियमन भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के

अंतर्गत होता है।

(5) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य ।
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(6) कार्यदत्त (Work-charged) कर्मचारी अर्थात् वे व्यक्ति जिन्हें

भुगतान 'संवेतन' मद से नहीं मिलकर कार्यालय व्यय मद से

किया जाता है (इनके लिए सरकार ने पृथक से सेवा नियम

बनाये हैं)।

(7) वे व्यक्ति जिन्हें 'संवेतन' मद से भुगतान तो होता है किन्तु जिन

पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा अन्य श्रमिक संबंधी

कानून लागू होते हैं। ऐसे कर्मचारियों पर मानदेय स्वीकृत
करना, नियुक्ति का संयोजन, अवकाश एवं वैदेशिक सेवा आदि

के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। शेष प्रावधान लागू किये जा
सकते हैं।

(8) वे व्यक्ति जिन्हें 'अन्य प्रभार' (Other charges) मद से भुगतान
किया जाता है।

(9) वे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के नियमन के लिए

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत विशिष्ट रूप

से (पृथक से) नियम बना दिये गये हों।

वित्त विभाग की सहमति लेना

राजस्थान सेवा नियम भाग I अध्याय 1 के नियम 3 के अनुसार इन

नियमों के अंतर्गत शक्तियों/अधिकारों का प्रत्यायोजन (Delegation)

अथवा प्रयोग, वित्त (नियम) विभाग की सहमति से ही किया जा
सकता है। वित्त विभाग सामान्य या विशेष आज्ञा प्रसारित कर यह

निर्धारित करता है कि किन-किन मामलों में उनके द्वारा सहमति दी

हुई मानी जायेगी व किन किन मामलों में उनकी सहमति लेने के

पश्चात् मामले प्रशासनिक विभाग द्वरा राज्यपाल को प्रस्तुत किये
जायेंगे।

राज्य सरकार के यह निर्देश है कि प्रशासनिक विभाग अपनी ओर से

मामलों का परीक्षण करें तदुपरान्त ही प्रकरण वित्त विभाग को भिजवाये
जाने चाहिये। प्रशासनिक विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे

वित्त विभाग को प्रकरण भेजने से पूर्व निम्न अपेक्षाओं का पालन करे:



राजस्थान सेवा नियम 5

1. एक स्व-अ विष्ट टिप्पणी जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का विवरण एवं

वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही हेतु बिन्दु बताये गये हो,

2. संबंधित नियमों का उल्लेख तथा पूर्व में निर्णित ऐसे मामलों की
जानकारी के साथ उनकी टिप्पणी

3. जहां प्रशासनिक विभाग उसको दी गयी शक्तियों के अधीन

अपने स्तर पर ऐसे मामलों का निपटारा करने में सक्षम हो, तो

ऐसे मामलों को वित्त विभाग भेजने का औचित्य ।

परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति

राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने नियम बनाने या

आदेश देने के अधिकारों की सीमाओं में रहते हुऐ न्यायोचित एवं

युक्तियुक्त आधारों पर इन नियमों के प्रावधानों को शिथिल कर सकती
है। यदि कोई भी आज्ञा किसी विशिष्ट मामलें में किसी नियम को

निरस्त या उसमें शिथिलता देने के लिये जारी की जाती है, वह भारत

के संविधान के अनुच्छेद 166 एवं 238 के प्रावधानों के अनुसार
राज्यपाल की आज्ञा के रूप में प्रसारित की जानी आवश्यक है।

राजस्थान सेवा नियम भाग 1 अध्याय 1 के नियम 4क के अनुसार
राज्य सरकार वेतन एवं भत्ते, अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों में

समय समय पर संशोधन करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती
हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के निम्नलिखित दावे उनके समक्ष

अंकित सिद्धांतों के आधार पर नियमित होंगे :

1. वेतन एवं भत्त:े वेतन एवं भत्ते अर्जित करने के समय प्रभावशील

नियमों के अनुसार ।

2. अवकाश: अवकाश के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं

उसकी स्वीकृति के समय प्रभावी नियमों के अनुसार ।

3. पेंशन: कर्मचारियों द्वारा त्याग-पत्र देने अथवा सेवानिवृत्त किये
जाने के दिन प्रभावशाली नियमों के अनुसार ।

इस प्रकार, संक्षेप में, मौलिक सिद्धांत यह है कि जो प्राधिकारी नियम
बना सकता है वही उनमें संशोधन परिशोधन / परिवर्तन कर सकता है
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तथा वही उनके अभिप्राय /आशय स्पष्ट कर सकता है। ये नियम चूंकि
राज्यपाल ने वित्त विभाग के माध्यम से जारी किये हैं अतः वित्त विभाग

ही इसके लिये सक्षम विभाग है।

पुनर्विलोकन करने की शक्ति
राजस्थान सेवा नियम के अर्न्तगत की गयी कार्यवाही या इन नियमों

के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने व अपने

अधीनस्थ प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देने की शक्ति हमेशा

राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहती है। प्रायः किसी प्रकरण के तथ्य
जिस तारीख को राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाते है उस तारीख

से 90 दिनों के भीतर पुनर्विलोकन किया जायेगा। ऐसा तभी किया

जायेगा जब कुछ ऐसे नये महत्वपूर्ण तथ्य/साक्ष्य ऐसी कार्रवाही करने

के या ऐसा आदेश पारित करने के समय सरकार के ध्यान में नहीं थे

या फिर ऐसा पुनर्विलोकन करने के लिये कोई अन्य पर्याप्त कारण हो ।

प्रत्यायोजन की शक्ति

निम्नलिखित नियमों को छोड़कर शेष नियमों के संबंध में वित्त विभाग

इन नियमों के तहत अपने अधिकार शक्तियां प्रशासनिक विभाग/

विभागाध्यक्षों इत्यादि को प्रत्यायोजित कर सकता है :

1. नियम बनाने की सम्पूर्ण शक्ति,
2 अन्य शक्तियां जो नियम 5, 42, 56(a), 81, 148, 151 एवं 157(c)

द्वारा प्रदत्त की गयी हों।

निर्वाचन करने की शक्तिः

राजस्थान सेवा नियम भाग 1 अध्याय 1 के नियम 6 के अनुसार इन
नियमों की व्याख्या करने का अधिकार (Interpretation) राजस्थान के

राज्यपाल के पास सुरक्षित हैं।



अध्याय 2

परिभाषाएं

परिचय

राजस्थान सेवा नियम, 1951, खण्ड 1 भाग 1 अध्याय 2 के नियम 7 में

प्रयुक्त विभिन्न 40 शब्दों को परिभाषित किया गया है। जब तक किसी

विषय या प्रसंग में कहीं स्पष्ट नहीं कर दिया गया हो, वहां इस भाग

में इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ निम्नानुसार माना जायेगा।

नियम 7(1) आयु (Age): 'आयु' से अभिप्राय उस तिथि से है जिसके

आधार पर एक व्यक्ति राज्य सेवा में प्रवेश करने योग्य अथवा अयोग्य

हो जाता है अथवा आगे (भविष्य) सेवा में नहीं रखा जा सकता है।
ऐसी तिथि को अकार्य दिवस माना जाता है। ऐसे दिन कर्मचारी से

कार्य नहीं लिया जाना चाहिए और उस दिन उसका राज्य सेवा में

रहना, पदावनति या अवकाश पर रहना आदि समाप्त हो जाता है।

नियम 7(2) शिक्षार्थी (Apprentice): एक ऐसा व्यक्ति शिक्षार्थी कहलाता

है जिसे किसी राजकीय वाणिज्यिक विभाग/ व्यवसाय/उपक्रम में किसी

पद पर नियुक्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थी के रूप में चयन कर

लिया जाता है तथा उसे उस अवधि में एक निश्चित राशि वृत्तिका

(Stipend) के रूप में दी जाती है। यह राशि वेतन के रूप में नहीं
होती। ऐसा व्यक्ति किसी विभाग में किसी पद या संवर्ग में या उसके

विरुद्ध नियुक्त नहीं होना चाहिये।
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नियम 7(3) संविधान (Constitution) : संविधान का अर्थ है भारत के

गणराज्य का संविधान जो 26 जनवरी, 1950 से प्रभावशील है।

नियम 7(4) संवर्ग (Cadre): किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत
उन स्थायी पदों की संख्या को 'संवर्ग' कहते हैं जिनके

नियुक्ति पदोन्नति वरीयता आदि के विशिष्ट सेवा नियम बने हुए हैं।

दृष्टान्तः राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा अथवा

राजस्थान लेखा सेवा आदि पृथक-पृथक संवर्ग (Cadre) कहे जाते हैं।

प्रत्येक संवर्ग में जब एक से अधिक वेतनमान (Pay Bands & Grade

Pay) स्वीकृत होते हैं तब प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत विशिष्ट पद उस

संवर्ग की एक इकाई (Units) कहे जाते हैं। उदाहरण के लिये वित्त

विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (2) एफडी/रेवे/19 दिनांक

22 अगस्त, 2019 द्वारा राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 6

के तहत राज्य सरकार ने राजस्थान लेखा सेवा की काडर स्ट्रेंग्थ

1334 अधिसूचित की है जो इस प्रकार है:

राज्य में राजस्थान लेखा सेवा का काडर (यथास्थिति 22 अगस्त, 2019)
क्र.

स्केल
सं.

काडर

पद

एक्स

काडर पद

कुल

योग

1. हायर सुपर टाइम स्केल (L-23) 27 13 40

2. सुपर टाइम स्केल (L-21) 76 54 130

3. सलेक्शन स्केल (L-19) 99 47 146

4. सीनियर स्केल (L-16) 183 70 253

5. जूनियर स्केल (L-14) 568 197 765

कुल काडर स्ट्रेंग्थः 954 380 1334






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































